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चचा� म� ��?

हाल ही म� भारतीय  �रज़व� ब�क (RBI) ने आम लोग� और छोटे �वसाय� को अन�धकृत �ड�जटल
ऋण  देन े वाले �ेटफॉम�/मोबाइल ए� और उनसे ��रत ऋण  �ा� करने क�  सु�वधा  के बारे
म� आगाह �कया  है।

�मुख �ब� दु

�ड�जटल ऋण

इसका  अ�भ�ाय  �माणीकरण  और �े�डट मू�ांकन  हेतु �ौ�ो�गक�  का  लाभ उठाते �ए
वेब �ेटफॉम� या  मोबाइल एप के मा�म से ऋण  �वत�रत करने क�  ���या  से है।
बीते कुछ वष� म� भारत के �ड�जटल ऋण  बाज़ार म� उ�ेखनीय  वृ�� दज� क�  गई है, जहा ँ
एक ओर �व�ीय  वष� 2015 म� भारत म� �ड�जटल ऋण  बाज़ार का  कुल मू� 33 �ब�लयन
डॉलर था , वह� �व�ीय  वष� 2020 म� यह बढ़कर 150 �म�लयन  डॉलर पर प�ँच  गया  है। वह�
अनुमान  के मुता�बक, वष� 2023 तक यह 350 �ब�लयन  तक प�ँच  जाएगा।
ब�क� ने �ड�जटल ऋण  बाज़ार म� नए अवसर� का  लाभ �ा� करने के �लये अपने �तं�
�ड�जटल ऋण  देन े वाले �ेटफॉम� लॉ� �कये ह�।

�ड�जटल ऋण  का  मह�  

�व�ीय  समावेशन: यह भारत म� लघु उ�ोग और कम आय  वाले उपभो�ाओ ंक�  �ापक
ऋण  आव�कताओ ंको पूरा  करने म� सहायता  करता  है।
अनौपचा�रक �े� के ऋण  म� कमी: उधार लेने क�  ��कया  को सरल और सुगम बनाकर
यह अनौपचा�रक �े� से �लये जाने वाले ऋण  को कम करने म� मदद  करता  है।

च ूँ�क प�रवार, दो�� और सा�कार� से ऋण  �ा� करना  अपे�ाकृत अ�धक
सु�वधाजनक होता  है, इस�लये भारत म� ऋण  का  यह मा�म काफ�  �च�लत है,

हाला ँ�क इसम� कई बार अ�धक अनु�चत �ाज़ दर चुकानी पड़ती है।
कम समय: यह ब�क� म� जाकर पारंप�रक मा�म से ऋण  लेने म� लगने वाले समय को
कम करता  है। इसके कारण  30-35 ��तशत अ�त�र� लागत को बचाया  जा  सकता  है।
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ये �ेटफॉम� कई बार अ��धक �ाज़ दर और अ�त�र� �छपे शु�  लेते ह�, �जसके कारण
लोग� को ऋण  लेने के बाद  अ�धक रा�श का  भुगतान  करना  पड़ता  है।
ये कई बार ऋण  क�  वापसी के �लये अ�ीकाय� और �ूर �व�धया ँ अपनाते ह�।
यह भी देखा  गया  है �क ये �ेटफॉम� उधारक�ा �ओ ंके मोबाइल फोन  से डेटा  �ा� करने के
�लये समझौत� का  दु�पयोग करते ह�।

�रज़व� ब�क �ारा  उठाए गए कदम

गैर-ब��क� ग �व�ीय  कंप�नय� (NBFC) और ब�क� को �रज़व� ब�क के सम� उस ऑनलाइन
�ेटफॉम� का  नाम बताना  होगा , �जनके साथ वे काय� कर रहे ह�।
�नयम� के मुता�बक, �कसी भी ब�क अथवा  NBFC के साथ काम करने वाले �ड�जटल ऋण
�ेटफॉम� को �ाहक� हेतु उस ब�क या  NBFC के नाम का  खुलासा  करना  चा�हये।
ऋण  देन े वाले �ेटफॉम� को ऋण  समझौते के �न�ादन  से पूव � संबं�धत ब�क/NBFC के
लैटरहेड पर उधारक�ा � को एक �ीकृ�त प� जारी करने का  �नद�श �दया  गया  है।
�नयम के अनुसार, �रज़व� ब�क के साथ पंजीकृत ब�क, गैर-ब��क� ग �व�ीय  कंप�नया ँ और
अ� सं�ान , जो सां�व�धक �ावधान� के अंतग�त रा�  सरकार� �ारा  �व�नय�मत �कये
जाते ह�, �ारा  ही वैध साव�ज�नक ऋण  देन े क�  ग�त�व�ध शु� क�  जा  सकती है।

भारत का  �ड�जटल इको�स�म

ब�क� ने अपने �ाहक� को बेहतर सेवा  देन े के �लये �फनटेक (Fintechs) कंप�नय� के साथ
भागीदारी क�  है।
भारत सरकार ने �वमु�ीकरण  के बाद  से देश म� �ड�जटल इको�स�म को बढ़ावा  देन े के
�लये कई �यास �कये ह�, �जसम� यू�नफाइड पेम��स इंटरफेस (UPI), जनधन  योजना ,
आधार स�म भुगतान  �णाली आ�द  शा�मल ह�।

आगे क� राह

यह कहना  गलत नह� होगा  �क भारत एक �ड�जटल ऋण  �ां�त के कगार पर खड़ा  है और
इस �ां�त को सफल बनाने के �लये यह सु�न��त �कया  जाना  आव�क है �क ऋण
�व��त और वैध तरीके से �दान  �कया  जाए।
चूँ�क इस ���या  म� कई लोग� क�  प�ँच  उपभो�ाओ ंके संवेदनशील डेटा  तक होती है,

इसी�लये इस संबंध कानून  बनाया  जाना  काफ�  आव�क है। उदाहरण  के �लये कानून
के मा�म से यह तय  �कया  जा  सकता  है �क सेवा  �दाताओ ं�ारा  �कस �कार का  डेटा
एक��त �कया  जाएगा  और उस डेटा  का  उपयोग �कस काय� के �लये �कया  जाएगा।
�ड�जटल ऋणदाताओ ंको स��न�ा , पारद�श�ता  और उपभो�ा  संर�ण  के �स�ा ंत� को
रेखा ं�कत करने वाली आचार सं�हता  का  �वकास करना  चा�हये और उसके ��त
��तब�ता  �� करनी चा�हये।
इस संबंध म� एक एज�सी बनाई जा  सकती है, जो �क सभी �ड�जटल ऋण  समझौत� और
उपभो�ा/ऋणदाता  �े�डट �ह��ी को �ैक करने म� स�म होगी।
तकनीक�  �र पर सुर�ा  उपाय� के अलावा  �ड�जटल ऋण  के बारे म� जाग�कता  फैलाने
के �लये उपभो�ाओ ंको �श��त और ��श��त करना  भी आव�क है।
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